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Case :- TRANSFER APPLICATION (CRIMINAL) No. - 316 of 2021

Applicant :- Smt. Sakshi Jaiswal
Opposite Party :- State of U.P. and Another
Counsel for Applicant :- Yogesh Kumar Tiwari
Counsel for Opposite Party :- G.A.,Ankit Kapoor

Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.

1. This  transfer  application  has  been filed  on behalf  of  Complainant/

First Informant (wife of Opposite Party No. 2) to transfer the Case No. 9548

of 2021 (State of U.P. vs. Arun Kumar and others), arising out of Case Crime

No. 178 of 2020, under Sections 498A, 323, 504, 506, 354, 328 IPC and 3/4

Dowry Prohibition Act, Police Station Cantt., District Varanasi from District

Court Varanasi to District Court Jaunpur.

2. Sri  Mahesh Kumar Tripathi,  learned counsel  for  applicant,  submits

that applicant is presently staying at Jaunpur. She has instituted two cases

(one under Domestic Violence Act and another under Section 125 Cr.P.C) at

District Court Jaunpur. Being a lady it would be very inconvenient for her to

travel  about  80  Kms.  from Jaunpur  to  Varanasi  on  each  and  every  date

whenever the case will be listed.

3. The above submissions are opposed by learned A.G.A. appearing for

State and Sri Ashish Goyal,  Advocate holding brief of Sri Ankit Kapoor,

Advocate for Opposite Party No. 2. They submit that transfer is sought only

on  the  ground  of  convenience  of  applicant  but  in  case  of  transfer  the

likelihood of inconvenience caused to other party cannot be ignored.

4. Heard learned counsel for parties and perused the material available

on record.

5. This Court has recently discussed in detail about the law with regard

to  transfer  of  criminal  cases  in  its  judgment  dated  01.04.2022 passed in

Transfer  Application  (Criminal)  No.  285  of  2021  (Shailendra  Kumar

Prajapati vs. State of U.P. and another) and the relevant part of the judgment

is reproduced hereunder:
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“8. भारतीय दण्ड प्रक्रि�या संक्रि�ता के अध्याय  31  में आपराधि�क

मामलों के अन्तरण की प्रक्रि�या उल्लेखि(त की गई �।ै �ारा 408 के अन्तग/त

मामलों और अपीलों को अन्तरिरत करने की सत्र न्याय�ीश की शक्रि6 का

उल्ले( �,ै  जबक्रिक �ारा  407 के अंतग/त मामलों और अपीलों को अन्तरिरत

करने की उच्च न्यायालय की शक्रि6 का उल्ले( क्रिकया गया �।ै संदभ/ के खिलये

दोनों �ारा क्रिनम्न उल्लेखि(त की जा र�ी �ै-

“407. मामलों और  अपीलों को  अन्तरिरत  करने  की  उच्च
न्यायालय की शक्रि6- (1) जब कभी उच्च न्यायालय को य� प्रतीत
कराया जाता �ै क्रिक-

(क) उसके अ�ीनस्थ क्रिकसी  दडं  न्यायालय में ऋजु  और
पक्षपातरक्रि�त जांच या क्रिFचारण न �ो सकेगा ; अथFा

(() क्रिकसी  असा�ारणतः  कक्रिIन  क्रिFधि� प्रश्न के  उIने  की
संभाव्यता � ै; अथFा

(ग) इस �ारा के अ�ीन आदेश इस संक्रि�ता के क्रिकसी उपब�ं
द्वारा अपेधिक्षत �ै,  या पक्षकारों या साधिक्षयों के खिलए सा�ारण
सुक्रिF�ाप्रद �ोगा, या न्याय के उद्देश्यों के खिलए समीचीन �ै,

तब F� आदेश दे सकेगा क्रिक-

(I) क्रिकसी  अपरा�  की  जांच  या  क्रिFचारण  ऐसे  क्रिकसी
न्यायालय द्वारा क्रिकया जाए जो �ारा  177  से  185  तक के
(जिजनके अन्तग/त ये दोनों �ाराएं भी �ैं) अ�ीन तो अर्हि�त न�ीं
�,ै  क्रिकन्तु  ऐसे अपरा� की जांच या क्रिFचारण करने के खिलए
अन्यथा सक्षम � ै;

(ii) कोई क्रिFशिशष्ट मामला या अपील या मामलों या अपीलों
का Fग/ उसके प्राधि�कार के अ�ीनस्थ क्रिकसी दडं न्यायालय से
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ऐसे समान Fरिरष्ठ अधि�कारिरता Fाले क्रिकसी अन्य दडं न्यायालय
को अंतरिरत कर क्रिदया जाए ;

(iii) कोई  क्रिFशिशष्ट मामला  सेशन न्यायालय को  क्रिFचारणाथ/
सुपुद/ कर क्रिदया जाए ; अथFा

(iv) कोई क्रिFशिशष्ट मामला या अपील स्Fयं उसको अन्तरिरत
कर दी जाए, और उसका क्रिFचारण उसके समक्ष क्रिकया जाए।

(2) उच्च न्यायालय क्रिनचले न्यायालय की रिरपोर्ट/ पर ,  या क्रि�तबद्ध
पक्षकार के आFेदन पर या स्Fपे्ररणा पर काय/Fा�ी कर सकता � ै:

परन्तु  क्रिकसी  मामले  को  एक  �ी  सेशन  (ंड  के  एक  दडं
न्यायालय से दसूर ेदडं न्यायालय को अन्तरिरत करने के खिलए आFेदन
उच्च न्यायालय से तभी क्रिकया जाएगा जब ऐसा अन्तरण करने के खिलए
आFेदन सेशन न्याया�ीश को कर क्रिदया  गया �ै  और उसके द्वारा
नामजंूर कर क्रिदया गया �।ै

(3) उप�ारा  (1)  के  अ�ीन  आदेश  के  खिलए  प्रत्येक  आFेदन
समाFेदन द्वारा क्रिकया जाएगा,  जो उस दशा के जिसFाय जब आFेदक
राज्य का म�ाधि�F6ा �ो, शपथपत्र या प्रधितज्ञान द्वारा समर्थिथत �ोगा।

(4) जब ऐसा आFेदन कोई अशिभय6ु व्यक्रि6 करता �ै ,  तब उच्च
न्यायालय उसे क्रिनदेश दे सकता �ै क्रिक F� क्रिकसी प्रधितकर के संदाय के
खिलए,  जो उच्च न्यायालय उप�ारा  (7)  के अ�ीन अधि�क्रिनणfत कर,े
प्रधितभुओ ंसक्रि�त या रक्रि�त बं�पत्र क्रिनष्पाक्रिदत कर।े

(5) ऐसा  आFेदन  करने  Fाला  प्रत्येक  अशिभय6ु व्यक्रि6 लोक
अशिभयोजक  को  आFेदन  की  खिलखि(त  सूचना  उन  आ�ारों की
प्रधितखिलक्रिप के सक्रि�त देगा जिजन पर F� क्रिकया गया �ै, और आFेदन के
गुणाFगुण पर तब तक कोई आदेश न क्रिकया जाएगा जब तक ऐसी
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सूचना के क्रिदए जाने और आFेदन की सनुFाई के बीच कम से कम
चौबीस घंरे्ट न बीत गए �ों।

(6) ज�ां आFेदन क्रिकसी अ�ीनस्थ न्यायालय से कोई मामला या
अपील  अंतरिरत  करने  के  खिलए  �ै,  F�ां  यक्रिद उच्च न्यायालय  का
समा�ान �ो जाता �ै क्रिक ऐसा करना न्याय के क्रि�त में आFश्यक �ै ,
तो F� आदेश दे सकता �ै क्रिक जब तक आFेदन का क्रिनपर्टारा न �ो
जाए तब तक के खिलए अ�ीनस्थ न्यायालय की काय/Fाक्रि�यां,  ऐसे
क्रिनबं�नों पर,  जिजन्�ें अधि�रोक्रिपत करना उच्च न्यायालय Iीक समझे ,
रोक दी जाएंगी:

परन्तु ऐसी रोक �ारा 309 के अ�ीन प्रधितपे्रषण की अ�ीनस्थ
न्यायालयों की शक्रि6 पर प्रभाF न डालेगी।

(7) ज�ां  उप�ारा  (1)  के  अ�ीन आदेश देने  के  खिलए आFेदन
(ारिरज कर क्रिदया जाता �ै F�ां,  यक्रिद उच्च न्यायालय की य� राय �ै
क्रिक आFेदन तुच्छ या तंग करने Fाला था तो F� आFेदक को आदेश
दे सकता �ै क्रिक F� एक �जार रुपए से अनधि�क इतनी राशिश, जिजतनी
F�  न्यायालय  उस  मामले  की  परिरस्थिस्थधितयों में समुधिचत  समझे ,
प्रधितकर के तौर पर उस व्यक्रि6 को दे जिजसने आFेदन का क्रिFरो� क्रिकया
था।

(8) जब  उच्च न्यायालय  क्रिकसी  न्यायालय  से  क्रिकसी  मामले  का
अन्तरण अपने समक्ष क्रिFचारण करने के खिलए उप�ारा (1) के अ�ीन
आदेश देता �ै तब F� ऐसे क्रिFचारण में उसी प्रक्रि�या का अनपुालन
करगेा जिजस मामले का ऐसा अन्तरण न क्रिकए जाने की दशा में F�
न्यायालय करता।

(9) इस �ारा की कोई बात �ारा 197 के अ�ीन सरकार के क्रिकसी
आदेश पर प्रभाF डालने Fाली न समझी जाएगी।
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408. मामलों और अपीलों को अन्तरिरत करने की सेशन न्याया�ीश
की शक्रि6– (1)  जब कभी सेशन न्याया�ीश को य� प्रतीत कराया
जाता � ैक्रिक न्याय के उद्देश्यों के खिलए य� समीचीन � ैक्रिक इस उप�ारा
के अ�ीन आदेश क्रिदया जाए,  तब F� आदेश दे सकता �ै क्रिक कोई
क्रिFशिशष्ट मामला उसके सेशन (ंड में एक दडं न्यायालय से दसूरे दडं
न्यायालय को अन्तरिरत कर क्रिदया जाए।

(2) सेशन न्याया�ीश क्रिनचले न्यायालय की रिरपोर्ट/ पर या क्रिकसी
क्रि�तबद्ध पक्षकार के आFेदन पर या स्Fपे्ररणा पर काय/Fा�ी कर सकता
�।ै

(3) �ारा 407 की उप�ारा (4), (5), (6), (7) और (9) के
उपबं� इस �ारा की उप�ारा  (1) के अ�ीन आदेश के खिलए सेशन
न्याया�ीश को आFेदन के संबं� में Fैसे �ी लागू �ोंगे जैसे Fे �ारा
407 की उप�ारा (1) के अ�ीन आदेश के खिलए उच्च न्यायालय को
आFेदन के संबं� में लागू �ोते �ैं ,  जिसFाय इसके क्रिक उस �ारा की
उप�ारा  (7)  इस प्रकार लागू  �ोगी  मानो  उसमें आने Fाले  “एक
�जार रुपए” शब्दों के स्थान पर “दो सौ पचास रुपए” शब्द र( क्रिदए
गए �ैं।”

9. उच्चतम न्यायालय ने कई क्रिनण/यों में स्थानान्तरण के कारणों की

व्याख्या की �।ै न्याय न केFल �ोना चाक्रि�ये परन्तु �ुआ �ै ऐसा दर्थिशत भी

�ोना चाक्रि�ये। अन्तरण की क्रिFधि� सुस्थाक्रिपत �ै क्रिक अगर क्रिकसी पक्षकार को

य� यथोधिचत आशंका �ै क्रिक उसे न्याय की प्राक्रिw न�ीं �ो पायेगी तो मामला

या अपील का अन्तरण कर देना चाक्रि�ए। इस नाते पक्षकार को य� दशा/ने की

आFश्यकता न�ीं �ै क्रिक न्याय अक्रिनFाय/ रुप से क्रिFफल �ो जायेगा , अगर Fो

ऐसे  परिरस्थिस्थधितयां  क्रिद(ाने  में सफल �ोता  जाता  �ै ,  जिजनसे  य� अनुमान

लगाया जा सकता �ै, क्रिक उसको आशकंा �ै, जो परिरस्थिस्थधितयों के मद्देनजर

यथोधिचत भी �ै तो स्थान्तरण का मामला �ो जायेगा। परन्तु मात्र अशिभकथन



6

की क्रिकसी मामले में न्याय न �ोने की आशंका �ै, स्थान्तरण का पया/w कारण

न�ीं �ोगा तथा न्याय के उद्देश्यों के खिलये समीचीन भी न�ीं �ोगा। न्यायालय

को य� क्रिन�ा/रिरत करना �ोगा क्रिक उ6 आशंका यथोधिचत �ै न क्रिक काल्पक्रिनक

जो मात्र अनुमान और अर्टकलों पर आ�ारिरत �।ै

10. स्थान्तरण के आFेदन को क्रिनस्तारिरत करने के कोई क्रिनयक्रिमत

या सख्त क्रिनयम क्रिFक्रि�त न�ीं क्रिकये जा सकते �ै तथा मामले की परिरस्थिस्थधितयों

के संदभ/ में �ी आFेदन क्रिनस्तारिरत क्रिकये जाने चाक्रि�ये। पक्षकारों F साधिक्षयों

की सुक्रिF�ा का अथ/ अक्रिनFाय/ रुप से आFेदक की �ी सुक्रिF�ा न�ीं �ै ,  जो

न्यायालय के समक्ष आशंका की क्रिमथ्य �ारणा के आ�ार पर आFेदन करता

�।ै स्थान्तरण के संदभ/ में सकु्रिF�ा का तात्पय/ अशिभयोजन , अन्य अशिभयोगी,

साधिक्षयों F  Fृ�त  रुप से  समाज की  सकु्रिF�ा  से  �।ै  क्रिनष्पक्ष सनुFाई  का

आश्वासन, न्याय व्यFस्था की प्रथम अक्रिनFाय/ता �।ै आपराधि�क क्रिFचारण का

उद्देश्य, ऐसा उधिचत F क्रिनष्पक्ष न्याय प्रदान करना �ै, जो क्रिकसी भी प्रकार के

Fाह्य प्रधितफल से अप्रभाक्रिFत �ो।

11. प्रकरण में अगर य� क्रिFक्रिदत �ो जाये क्रिक समाज का क्रिFचारण के

क्रिनष्पक्षता पर क्रिFश्वास गंभीर रुप से दबु/ल �ो गया �ै, पीक्रि~त पक्ष स्थानान्तरण

के खिलये आFेदन कर सकता �।ै अगर आपराधि�क क्रिFचारण क्रिनष्पक्ष F स्Fतंत्र

न�ीं �ै और अगर Fो पक्षपात पूण/ �ो तो आपराधि�क न्याय व्यFस्था दाँF पर

लग जायेगी  और जन सामान्य का व्यFस्था के प्रधित क्रिFश्वास अस्थिस्थर �ो

जायेगा।

12. न्याय की क्रिनष्पक्षता,  सकं्रिF�ान का मूल भूत क्रिFशिशष्टता �ै,  जो

य� अपेक्षा करता �ै  क्रिक न्याय�ीश,  शासकीय अशिभयोजक,  अपरा�ी का

अधि�F6ा या न्यायालय क्रिमत्र का सामाजिजक क्रि�तों में ताल मेल र(ते �ुए तथा

अपरा�ी के �जैिसयत F शासन के प्रभाF से अप्रभाक्रिFत �ोकर काय/ करेंगे।
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(दे(ें :  गरुुचरन दास चड्ढा प्रधित राजस्थान राज्य ए आई आर : (1966)

एस सी 1418, अमरिरन्दर सिंस� प्रधित प्रकाश सिंस� बादल : (2009) 6 एस

सी सी 260, लालू प्रसाद यादF प्रधित झार(ण्ड राज्य : (2013) 8 एस सी

सी 593, ना�र सिंस� यादF प्रधित भारत संघ (2011) 1 एस सी सी 307 F

उसमान गनी आदम भाई Fो�रा प्रधित गुजरात राज्य F एक अन्य : (2016)

3 एस सी सी  370, राजकुमार साबू प्रधित मे.  साबू र्ट्र ेड प्राइFेर्ट खिलक्रिमरे्टड :

2021 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 378)”

6. In the present case the only ground for transfer is the convenience of

applicant, who is Informant and victim in the case. This is a criminal case

wherein not only convenience of applicant/ complainant/ informant/ victim

is to be taken into consideration but convenience of accused and prosecution

is also to be taken into consideration. Balancing the issue of convenience, I

find  that  in  case  the  criminal  case  is  transferred  according  to  prayer  of

applicant, it will adversely caused inconvenience to other parties. This is a

criminal case, therefore, the prosecution is the State and applicant/ victim is

represented by Public Prosecutor and the Advocate engaged by applicant has

only role to assist the Public Prosecutor. Therefore, considering the issue of

convenience, I do not find it to be a fit case for transfer.

7. The application is accordingly rejected. 

Order Date :- 06.04.2022
AK
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